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22 दिसम्‍बर, 2017 को उत्तरार्थ

विषय : फसलों को जलाना
827. सरदार सुखदेव सिंह ढिंढसाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने फसलों को जलाने के मुद्दे पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को कोई निदेश जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) संबंधित राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) : सरकार ने सभी राज्‍यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए राष्‍ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति (एनपीएमसीआर) 2014 परिचालित की है और फसल अवशेषों को जलाने के संबंध में समय-समय से राज्‍य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार फसल अवशेष जलाने के लिए कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत सब्‍सिडी दरों पर अभिज्ञात मशीनरी अर्थात रोटावेटर, हप्‍पी शीडर, जीरो टिल सीड ड्रिल, स्‍ट्रा रैपर, रेक, धान स्‍ट्रा चौपर, श्रेडर, मल्‍चर, लूस स्‍ट्रा चौपर, वालर की खरीद के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्‍तर प्रदेश और राजस्‍थान की राज्‍य सरकारों को वित्‍तीय सहायता प्रदान करती है।
इसके अलावा राज्‍य सरकारें फसल अवशेष जलाने के लिए किसानों के बीच इलेक्‍ट्रोनिक क्षमता निर्माण का सृजन, किसान गोष्‍ठियों का आयोजन और प्रिंट मीडिया के माध्‍यम से जागरूकता प्रचार-प्रसार के लिए उपयुक्‍त उपाय करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने विभिन्‍न प्रौद्योगिकीय हस्‍तक्षेपों जैसे संरक्षित कृषि प्रद्धतियों के माध्‍यम से फसल अवशेषों का स्‍वस्‍थाने इनकारपोरेशन, माइक्रोवाईवल कनसोट्रिया का उपयोग करते हुए फसल अवशेष का तत्‍काल कम्‍पोस्‍टिंग जैव गैस का उत्‍पादन, मशरूम कृषि, पशुधन के लिए चारे की तैयारी, जैव-ईंधन का उत्‍पादन और देश में वैज्ञानिक फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वायोचार की सिफारिश की है। 
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